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विषय: 
कृषि उत्पादों का भंडारण
1126.
 श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमारः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसल की कटाई के बाद कृषि उपज का भंडारण किसानों के लिए बड़ी समस्या है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बाढ़, सूखा और पाला जैसी प्राकृतिक आपदाओं से खाद्यान्नों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) एवं (ख): राष्‍ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान केंद्र (एनसीएपी) के अनुमानों के अनुसार, देश की खाद्यान्‍नों संबंधी कुल मांग 2020-21 तक 281 मिलियन एमटी तक प्रस्‍तावित है जिसके लिए लगभग 196 मिलियन एमटी की क्षमता के भंडारण की आवश्‍यकता होगी। किसानों की आय दोगुना संबंधी समिति की मसौदा रिपोर्ट, डीएसीएंडएफए, अगस्‍त 2017 के खंड-4 ने देश में उपलब्‍ध शुष्‍क भंडारण की स्‍थिति की जांच की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल भंडारण क्षमता 165.74 मिलियन एमटी है जैसाकि विभिन्‍न संगठनों अर्थात्‍ भारतीय खाद्य निगम के पास 35.92 मिलियन एमटी, केंद्रीय भंडारण निगम के पास 11.72 मिलियन एमटी, राज्‍य भंडारण निगम और राज्‍य एजेंसियों के पास 45.28 मिलियन एमटी, सहकारी क्षेत्रों के पास 15.07 मिलियन एमटी तथा समेकित कृषि मंडी योजना (आईएसएएम) – ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के पास 57.75 मिलियन एमटी उपलब्‍ध है। 

भारत सरकार समेकित कृषि मंडी योजना (आईएसएएम) की कृषि मंडी अवसंरचना (एएमआई) उपयोजना के माध्‍यम से फसल पश्‍चात्‍ और संचालन हानियों को घटाने के लिए कृषि उत्‍पाद भंडारण, प्रसंस्‍कृत कृषि उत्‍पाद और कृषि आदानों इत्‍यादि के लिए वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन को बढ़ावा देती है। 

भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने एएमआई उप-योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल 10.5 मिलियन एमटी हेतु गोदामों के निर्माण संबंधी प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया है। राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत भी भंडारण क्षमता के सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 

निर्माण करते समय, केंद्रीय एजेंसियां नामत: एफसीआई, सीडब्‍ल्‍यूसी और राज्‍य एजेंसियां गोदामों के लिए निर्धारित निर्माण डिजाइन का यह सुनिश्‍चित करने के लिए अनुपालन करते हैं कि खाद्यान्‍न वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षित हों। इसके अतिरिक्‍त, एफसीआई खाद्यान्‍नों की क्षति से बचने के लिए निम्‍नलिखित उपाय भी करता है: 
i. खाद्यान्‍नों का वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों में भंडारण किया जाता है। 
ii. फर्स से खाद्यान्‍नों में नमी आने को रोकने के लिए वूड्न क्रेट, बंबू मेट, पोलिथिन सीट जैसी पर्याप्‍त डनेज सामग्री का उपयोग किया जाता है। 
iii. नियमित रूप से प्रोफिलेक्‍टिक (कीटनाशी का छिड़काव) और सुधारात्‍मक उपचार (धूमन) किया जाता है तथा धूमन कवर, नाइलोन रोप, नेट इत्‍यादि सभी गोदामों के लिए कीट और दीमक के नियंत्रण के लिए प्रदान किए जाते हैं। 
iv. योग्‍य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा भंडारणों/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है। 
v. संभव सीमा तक ‘फस्‍ट इन फस्‍ट आउट’ (एफआईएफओ) के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्‍नों में अपेक्षाकृत अधिक भंडारण से बचा जा सके। 
vi. खाद्यान्‍नों के आवागमन के लिए केवल ढके हुए रेल वेगनों का प्रयोग किया जाता है ताकि परिवहन के दौरान क्षति से बचा जा सके। 
vii. भंडारणों की नियमित गुणवत्‍ता निगरानी तथा क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्रीय तथा मंडल स्‍तरों पर क्षति निगरानी प्रकोष्‍ठ गठित किए गए हैं। 
*****
